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आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2284
25 अप्रैल, 2012 के उत्‍तर के लिए 
jktLFkku ds xSj&ljdkjh laxBuksa dks foÙkh; lgk;rk
2284-  Jh vkse izdk'k ekFkqj% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
jktLFkku ds fdrus xSj&ljdkjh laxBu gSa ftUgsa ea=ky; }kjk pyk;h tk jgh ;kstukvksa ds vUrxZr foÙkh; lgk;rk iznku dh x;h gS(
¼[k½ 
xr rhu o"kks± ds nkSjku mUgsa nh x;h foÙkh; lgk;rk dk ftyk&okj C;kSjk D;k gS(

vkSj
¼x½
 D;k dksbZ laxBu foÙkh; vfu;feÙkkvksa esa Hkh fyIr ik;k x;k gS vkSj ;fn gka] rks mlds f[kykQ D;k dkjZokbZ dh x;h gS\
उत्‍तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
(कुमारी सैलजा)
(क) से (ग):
इस मंत्रालय ने एकीकृत कम लागत सफाई (आई एल सी एस) स्‍कीम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन प्रभारों के 1.5 प्रतिशत केन्‍द्रीय अंश के रूप में राजस्‍थान राज्‍य सरकार को वर्ष 2010-11 के दौरान 32,469/- रूपए और वर्ष 2011-12 के दौरान 97,406/- रूपए की राशि जारी की है । तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्‍थान राज्‍य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी । प्रत्‍येक गैर-सरकारी संगठन को मुहैया करायी गई सहायता राशि से संबंधित आकंडो का लेखा जोखा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है, क्‍योंकि गैर-सरकारी संगठनों का चयन करना और उन्‍हे कार्य सौंपना राज्‍य सरकारों का दायित्‍व है तथा मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती है । मंत्रालय उनके कार्यकलापों की निगरानी नहीं करता है ।  
***
